भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
*****

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 235
(जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)
एमएसएमई क्षेत्र के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कोष
प्रश्‍न
235.
डा. संजय सिंहः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम हेतु 1000 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना की है;
(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सूक्ष्म वित्तपोषण के क्षेत्र में सिडबी की क्या भूमिका है;
(ग)
क्या सिडबी ने उक्त योजना के अन्तर्गत रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए एमएसएमई इकाइयों की पहचान की है;
(घ)
यदि हां, तो असम और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ड.)
सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)
(क):
जी, हां। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने एमएसएमई को इसकी “मेक इन इंडिया” पहल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अभिचिह्नित 25 क्षेत्रों के अंतर्गत कवर होने वाली इकाइयों को प्रयोज्य ब्याज दर से 50 आधार बिंदु की रियायत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपने संसाधनों से 1000 करोड़ रुपए की निधि सृजित की है।
(ख):
समग्र सहायता में 31 मार्च, 2015 तक सिडबी की सूक्ष्म वित्त पहल के अंतर्गत स्वीकृत ऋण, इक्विटी तथा अर्द्ध-इक्विटी शामिल है जिसकी कुल राशि लगभग 11,000 करोड़ रुपए है जबकि समग्र रूप से कुल संवितरण लगभग 9600 करोड़ रुपए है। सिडबी की सहायता से लगभग 332 लाख वंचित व्यक्तियों को लाभ हुआ है जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं । विभिन्न पहल में सिडबी ने राष्ट्रीय सूक्ष्म वित्त सहायता परियोजना (एनएमएफएसपी), निर्धनतम राज्य समग्र विकास कार्यक्रम (पीएसआईजी) तथा सुधार ऋण (टीएल) सहायता को कार्यान्वित किया है।
(ग) और (घ):
यह निधि 01 जुलाई, 2015 से परिचालनरत हो गई है और समग्र भारत में सभी पात्र एमएसएमई के लिए उपलब्ध है। अनुबंध में दिए गए अनुसार, 20 नवम्बर, 2015 तक 57 एमएसएमई को 106.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति का लाभ प्राप्त हुआ है।
(ड.):
सरकार ने पोर्टफोलियो जोखिम निधि (पीआरएफ) योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की सहायता की प्रतिबद्धता दर्शाई है, जिसका प्रयोग सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत एमएफआई की आवश्यकताओं के प्रतिभूति कवर (10% की सामान्य अपेक्षा के संबंध में) के प्रति 7.5% के सावधि ऋण को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा किया जाता है।
केन्द्रीय बजट 2011-12 में “भारत सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि” की घोषणा 100 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जा रहा है। यह निधि एमएफआई की इक्विटी आधार में सुधार लाने, उनकी सीआरएआर अपेक्षाओं को पूरा करने और अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने तथा कार्य संचालन को बढ़ाने के लिए उनके लेवरेज, कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा वाणिज्यिक रूप से संपोषणीय दीर्घावधिक संगठन तैयार करने के लिए एमएफआई के प्रति प्रतिबद्ध है।
सूक्ष्म इकाई विकास तथा पुनर्वित्त एजेन्सी (मुद्रा) का शुभारम्भ 250 करोड़ रुपए की आरम्भिक चुकता पूंजी के साथ सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में 08 अप्रैल, 2015 को किया गया था। मुद्रा का मुख्य उद्देश्य गैर-वित्तपोषित को सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास तथा पुनर्वित्त कार्यकलापों के द्वारा वित्तपोषित करना है।
*****
अनुबंध
दिनांक 20.11.2015 तक लाभार्थियों को संवितरित एमएसएमई ऋण का राज्य-वार ब्यौरा
	राज्य
	एमएसएमई लाभार्थियों की संख्या
	स्वीकृत राशि
(करोड़ रुपए में)

	गुजरात
	4
	2.55

	हरियाणा
	4
	6.75

	कर्नाटक
	3
	5.35

	महाराष्ट्र
	10
	10.25

	नई दिल्ली
	9
	25.47

	पंजाब/हरियाणा
	5
	13.59

	राजस्थान
	8
	22.80

	तमिलनाडु
	11
	13.54

	उत्तर प्रदेश
	1
	1.50

	उत्तराखंड
	1
	2.00

	पश्चिम बंगाल
	1
	2.50

	योग
	57
	106.30



